
 
 

भारत सरकार 

जनजातीय काय[ मğंालय 

लोकसभा 
अतारांͩकत Ĥæन संÉया- †4699 

उƣर देने कȧ तारȣख- 21/08/2025 

Ĥ×य¢ लाभ अतंरण के अंतग[त मजदरूȣ हेत ुराçĚȣय इलेÈĚॉǓनक Ǔनͬध Ĥबधंन Ĥणालȣ का काया[Ûवयन 

†4699. डॉ. गàुमा तनुजा रानी: 

Èया जनजातीय काय[ मğंी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩकः 

(क) Ĥ×य¢ लाभ अंतरण (डीबीटȣ) मोड के अंतग[त ͪवशेषकर अपनी मजदरूȣ पाने के ͧलए काफȧ दरूȣ तय करने वाले आĢं Ĥदेश के 

जनजातीय ¢ेğɉ के मजदरूɉ हेत ुमजदरूȣ भुगतान के ͧलए राçĚȣय इलेÈĚॉǓनक Ǔनͬध Ĥबधंन Ĥणालȣ (एनईएफएमएस) के कुशल 

काया[Ûवयन को सǓुनिæचत करने के ͧलए Èया उपाय ͩकए गए हɇ; और 

(ख) Èया सरकार को मजदरूȣ भुगतान और अनसुूͬचत जनजाǓत (एसटȣ) के छाğɉ को छाğवृͪ ƣ संͪ वतरण के ͧलए डीबीटȣ मोड कȧ 
पहंुच और द¢ता के संबंध मɅ कोई ĤǓतͩĐया या ͧशकायत ĤाÜत हुई है और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है ? 

उƣर 

जनजातीय काय[ राÏयमंğी 
(Įी दगुा[दास उइके)  

(क) और (ख): जहां तक जनजातीय काय[ मंğालय ɮवारा अनसुूͬचत जनजाǓत के छाğɉ के ͧलए ͩĐयािÛवत छाğवृͪ ƣ 
योजनाओ ंका संबंध है, मंğालय को Ĥ×य¢ लाभ अंतरण (डीबीटȣ) मोड कȧ पहंुच और द¢ता के संबंध मɅ कोई ͧशकायत 
ĤाÜत नहȣं हुई है। इसके अलावा, Ēामीण ͪवकास मंğालय ने सूͬचत ͩकया है ͩक महा×मा गांधी राçĚȣय Ēामीण रोज़गार 
गारंटȣ अͬधǓनयम (महा×मा गांधी नरेगा), 2005, Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ मɅ Ĥ×येक पǐरवार को, िजसके वयèक सदèय èवेÍछा 
से अकुशल शारȣǐरक (मैÛयअुल) Įम करने के ͧलए तयैार हɉ, उÛहɅ कम से कम सौ Ǒदनɉ का गारंटȣकृत मज़दरूȣ रोज़गार 
Ĥदान करते हुए देश के Ēामीण ¢ेğɉ मɅ पǐरवारɉ कȧ आजीͪवका सुर¢ा को बढ़ाने के ͧलए एक अͬधǓनयम है। मंğालय 
वन ¢ेğ मɅ Ĥ×येक अनसुूͬचत जनजाǓत पǐरवार को अǓतǐरÈत 50 Ǒदनɉ का मज़दरूȣ रोज़गार (Ǔनधा[ǐरत 100 Ǒदनɉ से 
अͬधक) Ĥदान करने का आदेश देता है, बशतȶ ͩक इन पǐरवारɉ के पास वन अͬधकार अͬधǓनयम (एफआरए), 2006 के 
तहत Ĥदान ͩकए गए भूͧ म अͬधकारɉ के अलावा कोई अÛय Ǔनजी संपͪƣ न हो। 

इसके अǓतǐरÈत, सूखा/ĤाकृǓतक आपदा Ĥभाͪवत अͬधसूͬचत Ēामीण ¢ेğɉ मɅ ͪवƣीय वष[ मɅ 50 Ǒदनɉ तक का अǓतǐरÈत 
मजदरूȣ रोजगार उपलÞध कराने का Ĥावधान है। इसके अǓतǐरÈत, अͬधǓनयम कȧ धारा 3(4) के अनसुार, राÏय सरकारɅ 
अपने èवय ंकȧ Ǔनͬधयɉ मɅ  से अͬधǓनयम के तहत गारंटȣकृत अवͬध से परे अǓतǐरÈत Ǒदनɉ का रोजगार उपलÞध कराने 
का Ĥावधान कर सकती हɇ। इस योजना के तहत, कɅ ġ सरकार ɮवारा Ĥ×य¢ लाभ अंतरण (डीबीटȣ) Ĥोटोकॉल के माÚयम 
से 100 ĤǓतशत मजदरूȣ भुगतान सीधे लाभाͬथ[यɉ के खातɉ मɅ ͩकया जाता है। 
Ēामीण ͪवकास मğंालय ने समय पर Įͧमकɉ को मजदरूȣ भुगतान सुǓनिæचत करन ेके ͧलए राçĚȣय इलेÈĚॉǓनक Ǔनͬध 
Ĥबधंन Ĥणालȣ (एनई-एफएमएस) मɅ सुधार, राÏय सरकारɉ और अÛय Ǒहतधारकɉ के साथ गहन परामश[, मानक सचंालन 
ĤͩĐया तयैार करना और समय पर भुगतान कȧ िèथǓत कȧ समी¢ा जसेै ͪवͧभÛन कदम उठाए हɇ। इसके अलावा, मğंालय 
ɮवारा ͪवͧभÛन तकनीकȧ उपायɉ जसेै Ĥ×य¢ लाभ अंतरण (डीबीटȣ) और आधार भुगतान ǒĦज Ĥणालȣ (एपीबीएस) के 
माÚयम से Ǔनरंतर Ĥयास ͩकए जा रहे हɇ। 
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